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सेवा कानून - राजस्थान सिसदिवल सेवक (संशोधिधत वेतनमान) दिनयम, 1983 - उच्च शे्रणी लिलदिपकों

के वेतनमान में संशोधन - सधि;वालय के यूडीसी को उच्च वेतनमान देने के लिलए - अधीनस्थ काया=लयों के

यूडीसी की मांग, दिदनांक 23 जनवरी, 1985 की अधिधस;ूना द्वारा अनुमधित दी गई। दिदनांक 01.07.2019 से

संशोधिधत वेतनमान  01.9.1981  अन्य दिवभागों  से  संबंधिधत दिवभिभन्न अधिधस;ूनाओं पर भरोसा  करते  हुए

दिवभिभन्न परिरस्थिस्थधितयों में जारी की गई अधिधस;ूनाओ ंपर भरोसा करते हुए भेदभाव की याधि;का पोषणीय नहीं

ह।ै

राजस्थान राज्य में  सरकारी  सेवकों के  वेतनमान को  17  दिदसंबर से  संशोधिधत दिकया गया था।

01.9.1981 राजस्थान सिसदिवल सेवक (संशोधिधत वेतनमान) दिनयम, 1983 द्वारा अधीनस्थ काया=लयों के

यूडीसी का वेतनमान रू. 385-650 से रु. 520-925 रुपये संशोधिधत दिकया गया था। मौजूदा वेतनमान

440-775 रु. 610-1090. सधि;वालय के यूडीसी को संशोधिधत दिकया गया था। अधीनस्थ काया=लयों के

यूडीसी ने दावा दिकया दिक उन्हें उच्च वेतनमान से वंधि;त करने का कोई औधि;त्य नहीं है जो सधि;वालय के

यूडीसी को दिदया जा रहा ह।ै राज्य सरकार ने दावे को स्वीकार कर लिलया और दिदनांक 23 जनवरी 1985 की

अधिधस;ूना द्वारा संशोधन की अनुमधित दे दी। जो दिदनांक 1.2.1985. से प्रभावी हैं। अधीनस्थ काया=लय में

यूडीसी के रूप में काय=रत प्रधितवादी ने एक रिरट याधि;का दायर कर राज्य सरकार को उसे संशोधिधत वेतनमान

देने का दिनदUश देने की मांग की। 1.2.1985 के बजाय 1.9.1981. यह आरोप लगाया गया था दिक राजस्थान

सिसदिवल सेवक (संशोधिधत वेतनमान) दिनयम, 1983 के लागू होने के बाद वष=  1984-85 के दौरान राज्य के

अन्य दिवभागों में दिवभिभन्न सवंगW के वेतनमानों को संशोधिधत करते हुए समय-समय पर दिवभिभन्न अधिधस;ूनाएँ

जारी की गई।ं सिजसके तहत सरकार ने दिदनांक 01.9.1981 से संशोधन लागू दिकया था। यह तक=  दिदया गया

दिक प्रधितवादी और अधीनस्थ काया=लयों के अन्य यूडीसी‘ज के साथ भेदभावपूण=  व्यवहार दिकया गया क्योंदिक

उन्हें 1.9.1981 के बजाय 1.2.1985 से संशोधन की अनुमधित दी गई थी। उच्च न्यायालय ने केवल भेदभाव

के आधार पर रिरट याधि;का को अनुमधित दी। इसलिलए यह अपील की गई। 

अपीलकता=ओ ंने तक=  दिदया दिक उच्च न्यायालय ने भेदभाव की याधि;का को स्वीकार करने में गलती

की सिजसके लिलए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। यह प्रस्तुत दिकया गया दिक उच्च न्यायालय द्वारा सिजन



अधिधस;ूनाओ ंपर भरोसा दिकया गया, वे दिवभिभन्न परिरस्थिस्थधितयों में जारी की गई ंऔर वत=मान मामले के तथ्यों

के लिलए प्रासंदिगक नहीं थीं। अपीलकता=ओ ंके अनुसार ये वह मामले थे जहां कुछ शे्रभिणयों के कम=;ारिरयों को

दिनयमों के तहत प्रदान दिकए गए सामान्य वेतन संशोधन में शादिमल नहीं दिकया गया था, और इसलिलए, उन्हें

पहली बार  1.9.1981 से संशोधिधत वेतनमान दिदया गया था और उन्हें उन कम=;ारिरयों के बराबर लाने के

लिलए था जो दिनयमों द्वारा शासिसत थे। जबदिक वत=मान मामले में,  अधीनस्थ काया=लयों के यूडीसी‘ज दिनयमों

द्वारा शासिसत थे और उन्हें सधि;वालय के यूडीसी के बराबर लाने के लिलए संशोधिधत वेतनमान दिदया गया था।

इस न्यायालय द्वारा अपील की अनुमधित देते हुए -

माना गयाः उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा दिकए गए ;ौदह अधिधस;ूनाओ ंसे दिनपटने वाले वे कम=;ारी थे

जो वेतन-संशोधन से बाहर रह गए थे और सिजनके संबंध में राजस्थान सिसदिवल सेवक (संशोधिधत वेतनमान)

दिनयम, 1983  के तहत कोई प्रावधान नहीं दिकया गया था। ये अधिधस;ूनाएं वेतन संशोधन की प्रारभंिभक

प्रदि_या के बाद सरकार के संज्ञान में आई कदिमयों से दिनपटने के लिलए जारी की गई थीं। जहां तक अधीनस्थ

काया=लयों के यूडीसी‘ज से संबंधिधत दिदनांक 23.2.1985 की अधिधस;ूना का सवाल है, यह दिकसी दिवसंगधित

को दरू करने या दिनयमों से बाहर रह गई दिकसी शे्रणी के लिलए कोई प्रावधान करने के उदे्दश्य से नहीं थी। यह

उच्च वेतनमान देने के लिलए अधीनस्थ काया=लयों के यूडीसी की मांग की स्वीकृधित के परिरणामस्वरूप जारी की

गई एक अधिधस;ूना थी जो सधि;वालय में उनके समकक्षों को दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रधितवादी तथा

अधीनस्थ काया=लयों के अन्य यूडीसी‘ज को दिदनांक 1.2.1985 से संशोधिधत वेतनमान प्रदान करना उधि;त

था। 

1.2.1985. {218-एफ-ए;, 219-ए,}

सिसदिवल अपीलीय के्षत्राधिधकारः  1991  की सिसदिवल अपील संख्या  3528  इत्यादिद। राजस्थान उच्च

न्यायालय के दिनण=य एवं आदेश दिदनांक 21.12.88 से डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी. 1987 की संख्या 3116. 

ए. गुप्ता, अपीलकता=ओ ंकी ओर से ।

बदरीदास शमा= एवं नरोत्तम व्यास, प्रधितवादी की तरफ से। 

कुलदीप सिंसह,  न्यायाधीश,  द्वारा  न्यायालय का दिनण=य सुनाया  गया दिक सरकारी  कम=;ारिरयों  के

वेतनमान सवlच्च न्यायालय की रिरपोट=  राजस्थान राज्य को 1 सिसतंबर, 1981 से राजस्थान सिसदिवल सेवक

(संशोधिधत वेतनमान) दिनयम, 1983 (दिनयम) द्वारा संशोधिधत दिकया गया था। अधीनस्थ काया=लयों के अपर

धिडवीजन क्लक=  (यूडीसी)  का वेतनमान दिनयमों के तहत रू. 385-650 रुपये से संशोधिधत दिकया गया था

सिजसको स्केल नबंर 9 (एस-9) कहा जाता ह।ै रू. 520-925 (संशोधिधत एस-9)। मौजूदा वेतनमान रु.

440-775 सधि;वालय के यूडीसी‘ज के संबंध में को रु. 610-1090 (संशोधिधत एस-10) को संशोधिधत



कर सिजसे स्केल नंबर 10 (एस-10) कहा जाता ह।ै अधीनस्थ काया=लयों के यूडीसी‘ज ने सरकार के समक्ष

प्रस्तुत दिकया दिक उन्हें सधि;वालय के यडूीसी‘ज को दिदए जा रहे उच्च वेतनमान से वंधि;त करने का कोई

औधि;त्य नहीं ह।ै राज्य सरकार ने अभ्यावेदन स्वीकार कर लिलया और 23 जनवरी, 1985 की अधिधस;ूना

द्वारा  1  फरवरी, 1985  से उपनगरीय काया=लयों के यडूीसी‘ज को संशोधिधत एस-10  प्रदान कर दिदया।

गोपालदास,  अपील में  प्रधितवादी,  जो इस पद पर काय=रत थे। एक अधीनस्थ काया=लय में  यूडीसी‘ज ने

राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिरट याधि;का दायर कर राज्य सरकार को  1  फरवरी, 1985  के

बजाय 1 सिसतंबर, 1981 से संशोधिधत एस-10 प्रदान करने का दिनदUश देने की मांग की। उच्च न्यायालय ने

दिदनांक 21 दिदसंबर, 1988 दिनण=य दिदया दिक रिरट याधि;का को स्वीकार कर लिलया है और राज्य सरकार को 1

सिसतंबर,  1981  से  अधीनस्थ  काया=लयों  के  यूडीसी‘ज  को  संशोधिधत  एस-10  देने  का  दिनदUश  दिदया।

राजस्थान राज्य की यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के लिoलाफ ह।ै

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रधितवादी का मुख्य तक=  यह था दिक दिनयमों के लागू होने के बाद राज्य

सरकार ने वष=  1984/85 के दौरान समय-समय पर राज्य सरकार के अन्य दिवभागों में दिवभिभन्न सवंगW के

वेतनमानों को संशोधिधत करते हुए अधिधस;ूनाएं जारी कीं। संशोधन 1 सिसतंबर, 1981 से लागू दिकया गया था।

सटीक तक=  यह था  दिक प्रधितवादी  और अधीनस्थ काया=लयों  के  अन्य यूडीसी‘ज के साथ इस अथ=  में

भेदभावपूण=  व्यवहार दिकया गया था दिक वष=  1984/85 के दौरान अन्य दिवभागों के संबंध में वेतन संशोधन

दिकया गया था। 1 सिसतंबर, 1981 से प्रभावी दिकया गया, जबदिक अधीनस्थ काया=लयों के यूडीसी‘ज को 1

फरवरी, 1985 से संशोधिधत एस-10 दिदया गया था। वष=  1984/85 के दौरान जारी राजस्थान राज्य के

अन्य दिवभागों से संबंधिधत ;ौदह अधिधस;ूनाओ ंपर भरोसा दिकया गया था। सिजसके तहत 1 सिसतंबर, 1981 से

संशोधिधत वेतनमान दिदया गया। उच्च न्यायालय ने इस तक=  को स्वीकार कर लिलया और केवल भेदभाव के

आधार पर रिरट याधि;का को स्वीकार कर लिलया।

राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थिस्थत दिवद्वान वकील श्री अरुणेश्वर गुप्ता ने दृढ़तापूव=क तक=  दिदया है

दिक उच्च न्यायालय पेटेंट में दिगर गया ह।ै भेदभाव की दलील को स्वीकार करने में तु्रदिट सिजसके लिलए कोई

तथ्यात्मक आधार नहीं था। उनके अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा सिजन अधिधस;ूनाओ ंपर भरोसा दिकया गया, वे

दिवभिभन्न परिरस्थिस्थधितयों में जारी की गई ंऔर वत=मान मामले के तथ्यों के लिलए दिबल्कुल भी प्रासंदिगक नहीं थीं। ये

ऐसे मामले थे जहां दिनयमों के तहत प्रदान दिकए गए सामान्य वेतन संशोधन में कुछ शे्रभिणयों के कम=;ारिरयों को

शादिमल नहीं दिकया गया था। श्री गुप्ता के अनुसार सिजन शे्रभिणयों के कम=;ारिरयों को दिनयमों के तहत सामान्य

वेतन संशोधन से छूट दी गई थी, उन्हें पहली बार संशोधिधत वेतनमान दिदया गया था और इस प्रकार उन्हें 1

सिसतंबर से वेतन संशोधन देना आवश्यक था। 1981 उन्हें उन कम=;ारिरयों के बराबर लाने के लिलए जो दिनयमों

द्वारा शासिसत



थे। दसूरी ओर जहां तक अधीनस्थ काया=लयों के यूडीसी‘ज का सवाल है, वे दिनयमों द्वारा शासिसत होते थे

और उन्हें दिनयमों के तहत संशोधिधत एस-9 दिदया गया था। यह न तो छूटे हुए शे्रणी के कम=;ारिरयों का मामला

था और न ही वेतनमान के पुनः संशोधन का। 13 जनवरी, 1985 की अधिधस;ूना द्वारा यह दिकया गया दिक

अधीनस्थ काया=लयों के यूडीसी को सधि;वालय के यूडीसी‘ज के बराबर लाया गया और उन्हें  1  फरवरी,

1985 से संशोधिधत एस-9 के स्थान पर संशोधिधत एस-10 दिदया गया। हम श्री गपु्ता द्वारा उठाए गए दिववाद में

काफी ताकत देoते हैं। उन्होंने हमें उन अधिधस;ूनाओ ंके बारे में बताया सिजन पर उच्च न्यायालय ने भरोसा

दिकया था। उक्त अधिधस;ूनाओ ंपर संके्षप में दिव;ार करना उपयोगी होगा।

आयवुUदिदक दिवभाग में जूदिनयर एनालिलदिटकल असिसस्टेंट और जूदिनयर कंपाउंडस/नसW सदिहत दिवभिभन्न

पदों से संबंधिधत अधिधस;ूना दिदनांक  20  जनवरी  1984 में कदिनष्ठ दिवश्लषेणात्मक सहायकों के संवग=  में दो

मौजूदा वेतनमान थे। दिनयमों के तहत वेतनमान रु. 470-830 को संशोधिधत कर रु. 640-1180, लेदिकन

मौजूदा वेतनमान रू. 355-570 के संदभ=  में कोई संशोधिधत वेतनमान नहीं। दिनयमावली के तहत दिनधा=रिरत

दिकया गया था। इसलिलए मौजूदा वेतनमान में संशोधिधत वेतनमान (490-840) प्रदान करने वाली अधिधस;ूना

हैं। मौजूदा वेतनमान रू. 355-570  को  1  सिसतंबर  1981  से जारी दिकया गया था। इसी प्रकार जूदिनयर

कंपाउंडरस और नस=  के कैडर में  दो वेतनमान थे। दिनयमों के तहत एक वेतनमान के संबंध में  संशोधिधत

वेतनमान का प्रावधान दिकया गया था, लेदिकन दसूरे वेतनमान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार

20  जनवरी, 1984  की अधिधस;ूना में  1  सिसतंबर, 1981  से कम=;ारिरयों की छूटी हुई शे्रभिणयों के लिलए

संशोधिधत वेतनमान प्रदान दिकया गया। इसी प्रकार, आयवुUदिदक दिवभाग से संबंधिधत अधिधस;ूना में उसिzलिoत

कम=;ारिरयों की अन्य सभी शे्रभिणयां वे थीं जो छूट गई थीं। दिनयमों के तहत वेतनमान का सामान्य संशोधन

और इस तरह बाद की अधिधस;ूनाओ ंद्वारा उनके लिलए प्रावधान करना और 1 सिसतंबर 1981 से इसे लागू

करना आवश्यक हो गया। 

राज्य उद्यम दिवभाग से संबंधिधत उच्च न्यायालय द्वारा 7 जून 1984 की अधिधस;ूना पर भरोसा दिकया

गया। उक्त दिवभाग में तकनीभिशयन दिद्वतीय ग्रेड के कैडर में दो मौजूदा वेतनमान थे। उच्चतर वेतनमान उन लोगों

के लिलए था जो तृतीय शे्रणी के थे और दिनम्न ग्रेड गैर-दिद्वतीय योग्यता रoने वालों के लिलए था। दिनयमों में

दिन;ले वेतनमान के लिलए कोई प्रावधान नहीं दिकया गया था और इस प्रकार राज्य सरकार ने  1  सिसतंबर,

1981 से दिन;ले वेतनमान को संशोधिधत करने की अधिधस;ूना जारी की। 

उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा दिकए गए सभी अधिधस;ूनाओं का दिववरण देकर इस फैसले पर बोझ

डालना हमारे लिलए आवश्यक नहीं ह।ै जैसा दिक ऊपर उzेo दिकया गया है, श्री गपु्ता ने हमें अधिधस;ूनाओ ंके

बारे में बताया है और हम संतुष्ट हैं दिक वे सभी अधिधस;ूनाएं हमारे द्वारा ;;ा= की गई दो अधिधस;ूनाओ ंके

समान परिरस्थिस्थधितयों में जारी की गई थीं। संके्षप में, उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा दिकए गए ;ौदह अधिधस;ूनाओं



से दिनपटने वाले कम=;ारी वे थे जो वेतन-संशोधन से बाहर रह गए थे और सिजनके संबंध में दिनयमों के तहत

कोई प्रावधान नहीं दिकया गया था।

संशोधिधत वेतनमान प्रदान करने वाले दिनयम राज्य सरकार द्वारा श्री बी.पी.  बेरी,  राजस्थान उच्च

न्यायालय के पूव=  मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले वेतन आयोग की सिसफारिरश के परिरणामस्वरूप बनाए

गए  थे।  वेतन आयोग  की  सिसफारिरशों  पर  दिव;ार  करने  और उसके काया=न्वयन की  प्रदि_या  में,  दिवभिभन्न

दिवसंगधितयों और ;ूक की संभावना से इकंार नहीं दिकया जा सकता ह।ै दिवसंगधितयों को दरू करने और वेतन

संशोधन की प्रारभंिभक प्रदि_या के बाद सरकार के ध्यान में आने वाली ;ूक से दिनपटने के लिलए आम तौर पर

एक  दिवसगंधित  सदिमधित  दिनयकु्त  की  जाती  ह।ै  राजस्थान  राज्य  द्वारा  दिवभिभन्न  दिवभागों  से  संबंधिधत  ;ौदह

अधिधस;ूनाएं जारी करके यही ठीक दिकया गया था, सिजसके तहत संशोधिधत वेतनमान, जो दिनयमों के तहत

शादिमल नहीं दिकए जा सकते थे, प्रदान और लागू दिकए गए थे। जहां तक अधीनस्थ काया=लयों के यूडीसी‘ज

से संबंधिधत 23 फरवरी 1985 की अधिधस;ूना का सवाल है यह दिकसी भी दिवसगंधित को दरू करने या दिनयमों

से बाहर रoी गई दिकसी शे्रणी के लिलए कोई प्रावधान करने की दृदिष्ट से नहीं थी। यह उच्च वेतनमान देने के लिलए

अधीनस्थ काया=लयों के यूडीसी‘ज की मांग की स्वीकृधित के परिरणामस्वरूप जारी की गई एक अधिधस;ूना थी

जो सधि;वालय में उनके समकक्षों को दी गई थी। उच्च न्यायालय यह समझने में दिवफल रहा दिक 23 जनवरी,

1985 की अधिधस;ूना जारी करने का तथ्यात्मक आधार और उच्च न्यायालय द्वारा सिजन ;ौदह अधिधस;ूनाओं

पर भरोसा दिकया गया, वे पूरी तरह से अलग थीं। 23 जनवरी, 1985 की अधिधस;ूना में कोई गलती नहीं पाई

गई और राज्य सरकार को 1 फरवरी, 1985 से प्रधितवादी और अधीनस्थ काया=लयों के अन्य यूडीसी को

संशोधिधत एस-10 देना उधि;त था।

हम अपील की अनमुधित देते हैं, उच्च न्यायालय के आके्षदिपत फैसले को रद्द करते हैं और गोपालदास

द्वारा दायर रिरट याधि;का को oारिरज करते हैं। कोई लागत नहीं। 

सी.ए. 1985 की संख्या 695 (एसएलपी(सी) संख्या 7468/93 से उत्पन्न)

दिवशेष अनमुधित प्रदान की गई |

हमने आज 1991 की सिसदिवल अपील संख्या 3528 - राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम गोपालदास

में फैसला सुनाया ह।ै गोपालदास मामले में सिजन कारणों और दिनष्कषW पर हम पहु;ें, हमने अपील की अनमुधित

दी और उच्च न्यायालय के आके्षदिपत फैसले को रद्द कर दिदया।

ए.जी. अपील की अनुमधित.


